1216 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT. 4 , 1984 (BHDR . 13 , 1906 SAKA ) 
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सं ० प्रो.पि.एफ.डी./ 64-84/ 28189.. -कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म . थर्मों पैकिंग हडस्ट्रीज 
प्लाट नं ० 21 , सेक्टर -4 , बल्लबगढ़, के अमिक श्री राम प्रसाद राम तथा उसके . प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिपित मामले में कोई प्रायोगिक विवाद 


पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , प्रन, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की पई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 
20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम/ 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त प्रधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
पावनिर्णय के लिये निषिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीचं था तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा संबंधित मामला है : 

या श्री राम प्रसाद राम की सेवामों का समापन न्यायोचित तया मेक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


+ 


दिनांक 29 अगस्त , 1984 


सं ० . मो.पि./गुड़गांवा/94-84/32377.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० प्रलोबल गुड़गांवा, 
के अमिक श्री नित्या चन्द. तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें . इसके बाव निषित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद .१ 

मौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं । 


उक्त 


इसलिए , प्रवं, मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5.415-3-अम-68/152.54, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम -57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अपवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री नित्या चन्द की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


- 


सं ० -मो.वि./ जी.जी.एन. / 26-84/ 32391.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि . मै ० दी हरियाणा : स्टेट 
को - प्रोप ० लैंड डिवेलपमेंट बैंक लि . सैक्टर - 22- बी चण्डीगढ़ , के श्रमिस श्री सुन्दर पाल सिंह तथा उसके प्रबन्धको के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
मपितयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3- प्रम -08/ 15254 , दिनांक 
20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा सक्त 
पंधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय ,फरीदाबाकोविवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिया मामला 
म्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विषाद से 
सुद्धंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 

या श्री सुन्दर पाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० : प्रो.वि./जी.जी.एन./ 96-84/ 32398.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. अंसल प्रोपर्टीज 
खण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा . लि . गुडगांवा के श्रमिक श्री सुरेश कुमार तथा उसके प्रवन्धकों , के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के. राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
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इसलिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 541 5-3- श्रम -68/ 1525 4, दिनांक 
20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधि 
नियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा संबंधित मामला है : 


.. 


क्या श्री सुरेश कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . मो.वि. जी.जी.एन./ 91-84/ 3240 5. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० बन्धु मशीनरी प्रा ० लि . 
दिल्ली, पालम रोड, गुडगांवा, के श्रमिक श्री हितेश कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामल में कोई 
मोद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3- श्रम / 68/15254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम -57 /11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम , की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत : उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बोच या तं विवादग्नस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री हितेश कमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठोक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो . वि./ जी.जी.एन./ 97-84/ 3241 2.- ~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सुशील इन्जीनियरिंग 
वर्कस , दिल्ली रोड , गुडगोवा , के श्रमिक श्री श्याम सिंह राना तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रव, मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3-श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 जून , 1968 के 
साथ पढ़ते हुए मधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित 
श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , 
जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत भयवा संबंधित मामला है : 


क्या श्री श्यामसिंह राना की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं . प्रो . वि . जी.जी.एन. /1/ 84/ 32419.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि. म . जनरल मैनेजर हरियाणा 
रोडवेज, गृरगांवा, 2, नियंत्रक हरियाणा रोडवेज, चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री श्याम लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इनमें इसके 
बाद लिबि.: मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनी समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विदाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम/ 68 / 15254, दिनांक 20 जन . 1968 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम -57/11245, दिनांक 7 फरबरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
मधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनि.पं.य के लिए निर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री श्याम लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


